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राज्ययों से

संपादित : लाल बहादरु सिहं

एकीकृत डिजिटल सुशासन 
पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण

भौ  गोलिक दृष्टि स े अपके्षाकृत छोटा राज्य होने के 
बावजदू त्रिपरुा न े वित्त, भमूि प्रशासन, परिवहन, 
न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा जनकल्याण सवेाओ ं

सहित विभिन्न क्षेत्ररों मेें एक सदुृढ़ डिजिटल सशुासन पारिस्थितिकी 
ततं्र विकसित किया है। एनआईसी त्रिपरुा राज्य केें द्र न े राज्य 
सरकार के साथ साझदेारी मेें ऐस ेअनके डिजिटल मचं विकसित 
एव ंकार्यान्वित किए हैैं, जिन्हहोंन ेसुशासन को सवु्यवस्थित बनाया है 
तथा सार््वजनिक सवेा वितरण को अधिक प्रभावी बनाया है।

राष्ट् रीय ई-गवर्ननेंस पहलोों के क्रियान्वयन के साथ-साथ एनआईसी 
त्रिपरुा न े राज्य की प्रशासनिक आवश्यकताओ ंके अनरुूप अनके 
राज्य-विशिष्ट अनुप्रयोग भी विकसित किए हैैं। प्रत्यक्ष लाभ अतंरण 
(डीबीटी), भमूि अभिलखे, पपेरलसे कार्यालय, डिजिटल खरीद, 
परिवहन सवेाओ ंतथा एकीकृत न्याय प्रणाली जसै ेक्षेत्ररों मेें विकसित 
इन मचंोों ने एक परस्पर जडु़़ा हुआ सशुासन पारिस्थितिकी तंत्र तयैार 
किया है, जो निर्बाध सूचना आदान-प्रदान तथा सचूित निर््णय लने ेमेें 
सहायता प्रदान करता है।

यह लखे प्रमुख क्षेत्ररों मेें एनआईसी त्रिपुरा द्वारा कार्यान्वित प्रमखु 
आईसीटी पहलोों तथा इन सवेाओ ंको समर््थ बनान ेवाली डिजिटल 
अवसरंचना का परिचय प्रस्तुत करता है।

वित्त
लाभार्थी प्रबंधन प्रणाली

लाभार्थी प्रबधंन प्रणाली, राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र, त्रिपरुा 
द्वारा विकसित एक प्रमुख डिजिटल मचं है, जो एकीकृत प्रत्यक्ष 
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पिनाकी आचार््य 
वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एएसआईओ
pinaki.a@nic.in

अचिन्त्य कुमार दे 
 वरिष्ठ तकनीकी निदेशक व एसआईओ
ak.de@nic.in

राज्ययों से

कराता है। परिवार-आधारित मानचित्रण तथा डुप्लीकेट अभिलखेोों 

की पहचान की तकनीक के माध्यम स े यह प्रणाली लाभार््थथियोों 

की सटीक पहचान सनुिश्चित करती है, दोहराव को रोकती है तथा 

जनकल्याण योजनाओ ंके वितरण मेें पारदर््शशिता बढ़़ाती है।

यह प्रणाली लचील े और विस्तार योग्य स्वरूप मेें विकसित 

की गई है। इसमेें ऑनलाइन लाभार्थी पजंीकरण, योजनाओ ं का 

समावेशन, पात्रता एवं अधिकार निर्धारण, आवदेन प्रससं्करण तथा 

वास्तविक समय आधारित डैशबोर््ड जसैी सभी सवुिधाएँ एकीकृत 

रूप स ेउपलब्ध हैैं। यह राज्य कोषागार, सार््वजनिक वित्तीय प्रबधंन 

प्रणाली, भारतीय राष्ट् रीय भुगतान निगम, डिजिलॉकर, उमंग, मरेी 

पहचान तथा अन्य डिजिटल सार््वजनिक अवसरंचनाओ ं के साथ 

एकीकृत है। इसके माध्यम स े आधार, बैैंक खात े तथा ई-रुपी 

आधारित सरुक्षित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण सभंव हुआ है। इसके 

अतिरिक्त यह ऑनलाइन एवं ऑफलाइन बैैंक खात ेका सत्यापन, 

आधार वॉल्ट आधारित टोकनीकरण, वस्तु के रूप मेें लाभ वितरण 

तथा पुरान े आकँड़ों के स्थानाांतरण जसैी सवुिधाएँ भी उपलब्ध 

कराती है, जिससे विभाग अपनी पूर््ववर्ती योजनाओ ंको भी आसानी 

स ेइस मंच पर जोड़ सकत ेहैैं।

वर््तमान मेें यह प्रणाली राज्य के 30 सरकारी विभागोों की 73 

जनकल्याणकारी योजनाओ ंका संचालन कर रही है और लगभग 

40 लाख नागरिकोों को लाभान्वित कर चुकी है। इसके माध्यम 

स े37.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष लाभ अतंरण लेनदेन सपंन्न किए 

जा चकेु हैैं, जिनके माध्यम स े 656 करोड़ रुपय े से अधिक की 

राशि लाभार््थथियोों तक पहँुचाई गई है। इस प्रणाली ने जनकल्याण 

योजनाओ ंके क्रियान्वयन मेें दक्षता, पारदर््शशिता और जवाबदेही को 

उल्लेखनीय रूप स े सदुृढ़ किया है। डिजिटल सुशासन मेें इसके 

उत्कृष्ट  योगदान के लिए इसे वर््ष 2021-22 का मखु्यमतं्री सिविल 

सवेा पुरस्कार, वर््ष 2024 का 15वााँ राष्ट् रीय डिजिटल परिवर््तन 

पुरस्कार तथा वर््ष 2025 का ईटी गवर््नमेेंट डिजिटेक परुस्कार प्राप्त 

हुआ है।

नेक्स्टजेन मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली
नके्स्टजने मानव ससंाधन प्रबधंन प्रणाली, राष्ट् रीय सूचना 

विज्ञान केें द्र, त्रिपुरा द्वारा विकसित एक व्यापक, क्लाउड-सक्षम 

डिजिटल प्रणाली है, जो सरकारी कर््मचारियोों की नियकु्ति स ेलेकर 

सवेानिवृत्ति तक सपूंर््ण सवेा जीवनचक्र का डिजिटलीकरण करती 

एक पूर्वोत्तर सीमावर्ती राज्य, त्रिपुरा 

ने एनआईसी राज्य केें द्र के तहत एक 

व्यापक डिजिटल गवर्ननेंस इकोसिस्टम 

विकसित किया है। वित्त, परिवहन, 

राजस्व, न्यायपालिका, स्वास्थ्य सेवा, 

शिक्षा और कल्याणकारी योजनाओ ंके 

वितरण तक फैले बीएमएस, ई-ग्रास, 

आर.सी.एम.एस, ई-डिस्ट्रिक्ट और 

ई-कोर््ट जैसे प्लेटफॉर्ममों ने पारदर््शशिता, 

दक्षता और नागरिकोों की पहंुच को 

मजबूत किया है। एनकेएन, टीस्वान 

और मिनी क्लाउड जैसे मजबूत 

नेटवर््क  इंफ्रास्टट्रक्चर इस इकोसिस्टम 

को एक ठोस आधार प्रदान करते 

हैैं। पुरस्कार विजेता प्रणालियाां और 

मजबूत अंतर-विभागीय एकीकरण, 

एक कनेक्टेड और प्रौद्योगिकी-सक्षम 

गवर्ननेंस मॉडल की दिशा मेें त्रिपुरा के 

बढ़ते कदम को दर्शाते हैैं।

लाभ अंतरण पारिततं्र के माध्यम स े जनकल्याणकारी योजनाओ ं
के लाभार््थथियोों तक लाभ पहँुचान े का कार््य करता है। मकु्त स्रोत 
प्रौद्योगिकी पर आधारित यह क्लाउड-सक्षम मचं नागरिक 
पजंीकरण, योजना मेें नामाांकन, पात्रता निर्धारण, लाभ वितरण 
तथा वितरण उपराांत निगरानी तक सपूंर््ण लाभार्थी जीवनचक्र के 
लिए एक समग्र और कागजरहित सवेा वितरण व्यवस्था उपलब्ध 
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है। यह एकीकृत मचं सरकारी विभागोों को कर््मचारी अभिलखे, सवेा 
पसु्तिका, वतेन, अवकाश, स्थानाांतरण, पदोन्नति, पेेंशन तथा अन्य 
कार््ममिक सबंधंी कार्ययों का कुशलतापरू््वक प्रबधंन करन े मेें सक्षम 
बनाता है। इसस ेप्रशासनिक दक्षता, पारदर््शशिता और सवेा वितरण 
मेें उल्लेखनीय सधुार हुआ है।

यह प्रणाली कर््मचारियोों की ऑनलाइन नियुक्ति, डिजिटल 
सवेा पसु्तिका, अवकाश एव ं उपस्थिति प्रबधंन, वेतन और अन्य 
सवेा लाभोों का प्रबधंन, स्थानाांतरण एव ंपदोन्नति, पेेंशन प्रससं्करण 
तथा कर््मचारी स्व-सवेा पोर््टल जसैी सवुिधाएँ एक ही मचं पर 
उपलब्ध कराती है। विन्यास योग्य कार््यप्रवाह, डिजिटल अनुमोदन, 
इलके्ट् रॉनिक हस्ताक्षर तथा वास्तविक समय के डैशबोर््ड के माध्यम 
स ेयह प्रणाली कागजरहित कार््यप्रणाली को बढ़़ावा देती है, निर््णय 
प्रक्रिया को तजे बनाती है तथा मानव ससंाधन नियोजन को 
अधिक प्रभावी बनाती है। साथ ही कर््मचारी अपनी सवेा स ेसबंधंित 
जानकारी का ऑनलाइन अवलोकन एव ंप्रबंधन भी कर सकत ेहैैं।

वर््तमान मेें राज्य के 68 सरकारी विभाग इस प्रणाली स ेजडु़़े हैैं, 
जिनके लगभग 88,740 कर््मचारियोों की डिजिटल सवेा पसु्तिकाएँ 
इसमेें उपलब्ध हैैं। इस प्रणाली के माध्यम स ेअब तक 3.54 लाख 
स ेअधिक मासिक वतेन बिल तैयार किए जा चकेु हैैं, 1.36 लाख 
स े अधिक इलके्ट् रॉनिक हस्ताक्षर किए गए हैैं तथा 2,000 से 
अधिक कार्यालय आदेशोों का डिजिटल प्रससं्करण किया जा चुका 
है। यह उपलब्धियााँ सार््वजनिक क्षेत्र के मानव संसाधन प्रबधंन के 
आधनुिकीकरण मेें इसकी व्यापक उपयोगिता और प्रभावशीलता 
को दर्शाती हैैं।

इस प्रणाली की एक विशषेता कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित 
विसगंति एव ंधोखाधड़़ी पहचान ततं्र है, जो बदु्धिमान नियमोों तथा 
व्यवहार विश्लेषण के माध्यम स ेसदंिग्ध लेनदेन, दोहराए गए भगुतान, 
अपात्र दावोों, काल्पनिक कर््मचारियोों तथा नीतिगत अनियमितताओ ं
की पहचान करता है। वास्तविक समय के अलर््ट और विश्लेषणात्मक 
डैशबोर््ड की सहायता स ेयह सवुिधा सुशासन को सदुृढ़ करती है, 
वित्तीय जवाबदेही बढ़़ाती है तथा विभागोों को सार््वजनिक धन पर 
प्रतिकूल प्रभाव पड़ने स ेपहल ेही अनियमितताओ ंकी रोकथाम मेें 
सहायता प्रदान करती है।

राज्य प्राप्ति पोर््टल
राज्य प्राप्ति पोर््टल, त्रिपरुा सरकार के कोषागार तथा 32 गरै-

कोषागार प्राप्ति खातोों के लिए विकसित एक एकीकृत ऑनलाइन 
राजस्व प्राप्ति मचं है। यह विभिन्न डिजिटल भगुतान माध्यमोों का 
समर््थन करता है तथा परिवहन, न्यायपालिका, राजस्व और अन्य 
सरकारी विभागोों की अनके डिजिटल प्रणालियोों के साथ एकीकृत 
है। जलुाई 2025 तक इस पोर््टल के माध्यम स े 10.83 लाख 
स े अधिक लनेदेन संपन्न किए जा चकेु हैैं, जिनके माध्यम स े 28 
एकीकृत अनुप्रयोगोों के जरिए 5,786 करोड़ रुपये से अधिक का 
राजस्व सगं्रह किया गया है।

वस्तु एवं सेवा कर प्रबंधन विश्लेषण प्रणाली
वस्तु एव ंसवेा कर प्रबधंन विश्लेषण प्रणाली एक विश्लेषणात्मक 

डैशबोर््ड है, जो राज्य के कर प्रशासकोों को अपन ेअधिकार क्षेत्र मेें 
वस्तु एव ंसवेा कर सगं्रह तथा अनपुालन की प्रभावी निगरानी करने 
मेें सहायता प्रदान करता है। इसके साथ कार््यरत वस्तु एव ंसेवा कर 
लखेाांकन सचूना एवं द्वि-पक्षीय समाधान प्रणाली, वित्त विभाग तथा 
महालखेाकार, त्रिपरुा को वस्तु एव ंसेवा कर के लखेाांकन एव ंमिलान 
सबंधंी कार्ययों मेें सहयोग प्रदान करती है। य ेदोनोों प्रणालियााँ आकँड़़ा-

आधारित निगरानी और प्रभावी वित्तीय समन्वय के माध्यम स ेकर 
प्रशासन को अधिक सदुृढ़ बनाती हैैं।

ई-प्रापण
सरकारी ई-प्रापण प्रणाली को केें द्रीय सार््वजनिक खरीद पोर््टल 

के अंतर््गत लागू किया गया है, जिसके माध्यम स ेनिविदा प्रकाशन, 
सशंोधन, ऑनलाइन बोली प्रस्तुत करना तथा अनबुधं प्रदान करने 
जसैी सपूंर््ण प्रक्रियाएँ डिजिटल रूप स ेसचंालित की जाती हैैं। वर््ष 
2013 स ेअब तक राज्य ई-प्रापण पोर््टल पर 53,634 करोड़ रुपये 
स ेअधिक मलू्य की 62,688 निविदाएँ प्रकाशित की जा चकुी हैैं। 
वर््ष 2020 स ेराज्य को राष्ट् रीय ई-नीलामी पोर््टल स ेभी जोड़़ा गया है, 
जिसका उपयोग राज्य वन विभाग तथा संस्थागत वित्त निदेशालय 
द्वारा अग्रिम और विपरीत नीलामी के सचंालन के लिए किया जा 
रहा है।

ई-आबकारी
ई-आबकारी, आबकारी विभाग के लिए विकसित एक समग्र 

डिजिटल प्रणाली है, जो ऑनलाइन लाइसेेंस जारी करन,े आयात 
परमिट, लबेल पंजीकरण, भंडार प्रबधंन तथा मासिक विवरणियोों 
के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण जसैी सवुिधाएँ प्रदान करती है। इस 

प्रणाली के माध्यम से अब तक 22.81 करोड़ स े अधिक लेनदेन 

सपंन्न किए जा चकेु हैैं। इसके परिणामस्वरूप आबकारी प्रशासन 

मेें कार््यकुशलता, पारदर््शशिता तथा नियामकीय अनपुालन मेें 

उल्लेखनीय सधुार हुआ है।

स्वास्थ्य
ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली

ऑनलाइन पंजीकरण प्रणाली, डिजिटल इंडिया की एक प्रमखु 

पहल है, जो नागरिकोों को सरकारी अस्पतालोों की बाह्य रोगी सेवाओ ं

तक पहँुच के लिए एकीकृत डिजिटल मचं उपलब्ध कराती है। 

आयषु्मान भारत डिजिटल मिशन के मानकोों के अनुरूप विकसित 

यह प्रणाली ऑनलाइन अपॉइंटमेेंट बकुिग, प्रयोगशाला जााँच रिपोर््ट 

एवं ई-प्रिस्क्रिप्शन की उपलब्धता, आयषु्मान भारत स्वास्थ्य खाता 

एकीकरण, अनवुर्ती परामर््श प्रबधंन तथा दरूस्थ चिकित्सकीय 

परामर््श जसैी सवुिधाएँ प्रदान करती है। यह प्रणाली भारत के 

डिजिटल स्वास्थ्य पारिततं्र का एक महत्वपरू््ण घटक बन चकुी है 

और देशभर के हजारोों सरकारी अस्पतालोों को जोड़त ेहुए नागरिक-

केें द्रित स्वास्थ्य सवेाओ ंकी सहज उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

चित्र 3.1 : तत्कालीन उपमुख्यमंत्री, त्रिपुरा श्री जिष्णु देव वर्मा ने 6 अक्टूबर 2022 को त्रिपुरा सरकार के वित्त विभाग के आबकारी संगठन हेतु 
एनआईसी द्वारा विकसित ‘ई-आबकारी’ पोर््टल का उदघ्ाटन किया

चित्र 3.2 : ई-ग्रास वेबसाइट होम पेज
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ई-अस्पताल
ई-अस्पताल एक व्यापक अस्पताल सूचना प्रबधंन प्रणाली है, 

जो स्वास्थ्य ससं्थानोों मेें चिकित्सकीय, नदैानिक, प्रशासनिक तथा 
रोगी सवेाओ ंस ेजडु़़ी प्रक्रियाओ ंका डिजिटलीकरण करती है। त्रिपरुा 
मेें इसके सफल क्रियान्वयन के अतिरिक्त, राष्ट् रीय सचूना विज्ञान 
केें द्र, त्रिपुरा राज्य केें द्र न ेअखिल भारतीय आयुर््वविज्ञान संस्थान, नई 
दिल्ली मेें ई-अस्पताल के स्थानीय ससं्करण के विकास एव ंसचंालन 
मेें भी महत्वपरू््ण राष्ट् रीय योगदान दिया है। डिजिटल इंडिया पहल के 
अतंर््गत परू््णतः डिजिटल बनन ेवाला यह देश का पहला सार््वजनिक 
अस्पताल है। यह प्रणाली देश के सबस ेव्यस्त स्वास्थ्य ससं्थानोों मेें से 
एक का सचंालन समर््थ बनाती है, जहााँ प्रतिदिन 10,000 स ेअधिक 
रोगियोों का पजंीकरण, 15,000 स ेअधिक बाह्य रोगी अपॉइंटमेेंट 
तथा लगभग एक लाख प्रयोगशाला जााँचेें सपंन्न होती हैैं। यह इसकी 
व्यापक क्षमता, विश्वसनीयता और सुदृढ़ता का प्रमाण है।

ई-रक्त बैैंक
ई-रक्त बैैंक प्रणाली रक्त बैैंकोों की कार््यप्रणाली को अधिक 

व्यवस्थित और प्रभावी बनान े के लिए विकसित की गई है। यह 
रक्तदाता पंजीकरण, रक्त सगं्रह, भडंार प्रबंधन, परीक्षण तथा रक्त 
इकाइयोों के निर््गमन जसैी सपंरू््ण प्रक्रियाओ ं का डिजिटलीकरण 
करती है। इसके माध्यम से रक्त सवेाओ ंकी उपलब्धता, पारदर््शशिता 
और कार््यकुशलता मेें उल्लेखनीय सधुार हुआ है, साथ ही स्वास्थ्य 

ससं्थानोों को रक्त भडंार का बहेतर प्रबधंन करन ेतथा आवश्यकता के 
समय रोगियोों को शीघ्र सहायता उपलब्ध करान ेमेें सुविधा मिली है।

परिवहन
एनआईसी त्रिपुरा न े वाहन पंजीकरण, ड््ररा इविगं लाइसेेंस, 

प्रदषूण निगरानी, यातायात प्रवर््तन तथा नागरिक सवेाओ ं को 
शामिल करत े हुए प्रमखु डिजिटल प्लेटफ़़ॉर्ममों के कार्यान्वयन के 
माध्यम स े परिवहन प्रशासन का आधुनिकीकरण किया है। राज्य 
के सभी जिला परिवहन कार्यालयोों मेें संचालित वाहन एवं सारथी 
प्लेटफ़़ॉर््म ड््ररा इविगं लाइसेेंस, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, परमिट तथा 
फिटनसे प्रमाण-पत्र जारी करन ेकी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित बनाते 
हैैं। अगस्त 2025 तक इन प्लेटफ़़ॉर्ममों के माध्यम स े8.47 लाख से 
अधिक वाहनोों का पंजीकरण तथा 6.08 लाख स ेअधिक ड््ररा इविगं 
लाइसेेंस जारी किए जा चकेु हैैं। पी.य.ूसी.सी प्रणाली 189 केें द्ररों के 
माध्यम स ेप्रदषूण नियतं्रण प्रमाण-पत्र (पी.य.ूसी.सी) के निर््गमन एवं 
निगरानी का डिजिटलीकरण करती है, जिसके अंतर््गत 18.59 लाख 
स ेअधिक प्रमाण-पत्र जारी किए जा चकेु हैैं। ई-चालान, जो वर््चचुअल 
कोर््ट के साथ एकीकृत है, इलके्ट् रॉनिक चालान जारी करन े तथा 
यातायात उल्लंघनोों के ऑनलाइन निस्तारण के माध्यम से यातायात 
काननूोों के प्रभावी प्रवर््तन को सदुृढ़ बनाता है। इसके अतंर््गत 22.22 
लाख स े अधिक चालान जारी किए जा चकेु हैैं। नागरिक एम-
परिवहन मोबाइल ऐप के माध्यम स े डिजिटल ड््ररा इविगं लाइसेेंस 

एवं पंजीकरण प्रमाण-पत्र सहित विभिन्न परिवहन सेवाओ ंका लाभ 

भी प्राप्त कर सकत ेहैैं। इन सभी पहलोों न ेसवेा वितरण को सरल 

बनाया है, नियामकीय अनपुालन को सुदृढ़ किया है तथा राज्यभर मेें 

परिवहन सवेाओ ंको अधिक सलुभ बनाया है।

कार्यालय उत्पादकता
ई-राजपत्र

ई-राजपत्र मचं त्रिपुरा सरकार के राजपत्ररों, अधिनियमोों, नियमोों, 

विनियमोों, शासनादेशोों, राजपत्र अधिसचूनाओ,ं परिपत्ररों तथा अन्य 

वैधानिक दस्तावेजोों का एक केें द्रीकृत डिजिटल भडंार है। यह 

नागरिकोों, सरकारी अधिकारियोों तथा अन्य हितधारकोों को एक ही 

मचं पर प्रमाणित सरकारी प्रकाशनोों तक सरल और सवुिधाजनक 

पहँुच उपलब्ध कराता है। यह पहल केें द्रीय मतं्रिमडंल सचिवालय 

तथा उद्योग और आतंरिक व्यापार सवंर््धन विभाग के अनपुालन 

सरलीकरण एवं विनियमन-उन्मूलन पहल (द्वितीय चरण) के 

अनरुूप है तथा पारदर््शशिता, सुगमता और कागजरहित प्रशासन को 

बढ़़ावा देती है। इस मचं मेें सरकारी दस्तावजेोों के प्रस्तुतिकरण, 

परीक्षण, अनमुोदन तथा प्रकाशन के लिए सरुक्षित कार््यप्रवाह की 

व्यवस्था है, जिसस ेकेवल प्रमाणित दस्तावजे ही सार््वजनिक रूप 

स े उपलब्ध कराए जाते हैैं। इसकी एक प्रमुख विशषेता कृत्रिम 

बदु्धिमत्ता आधारित सहायक है, जो उपयोगकर्ताओ ंको पारंपरिक 

कंुजीशब्द आधारित खोज के स्थान पर स्वाभाविक भाषा मेें प्रश्न 

पूछकर सरकारी प्रकाशनोों मेें आवश्यक जानकारी खोजन े की 

सवुिधा प्रदान करता है। यह सहायक ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकग्निशन, 

अर््थ-आधारित खोज तथा रिट््ररी वल ऑगमेेंटेड जनरेशन तकनीकोों 

का उपयोग करत ेहुए स्कै न किए गए तथा डिजिटल दोनोों प्रकार के 

दस्तावेजोों स ेप्रासंगिक जानकारी उपलब्ध कराता है, जिसस ेविधिक 

एवं प्रशासनिक सचूनाओ ंतक पहँुच पहले की तलुना मेें कहीीं अधिक 

सरल और प्रभावी हो गई है।

स्थिर सरकारी प्रकाशनोों को एक बुद्धिमान और खोजयोग्य ज्ञान 

भंडार मेें परिवर््ततित कर यह मचं प्रमाणिक सूचनाओ ंतक सार््वजनिक 

पहँुच को सदुृढ़ करता है, प्रशासनिक दक्षता बढ़़ाता है तथा राज्य 

के डिजिटल सुशासन पारिततं्र को और अधिक मजबतू बनाता है।

ई-ऑफिस त्रिपुरा
ई-ऑफिस त्रिपुरा न े अपन े कार््यप्रवाह-आधारित ई-फाइल 

सिस्टम के माध्यम स ेसरकारी फाइल प्रबधंन मेें महत्वपरू््ण परिवर््तन 

किया है, जिसस ेग्राम पंचायतोों एव ंग्राम समितियोों सहित 2,536 

सरकारी कार्यालयोों और निदेशालयोों मेें पपेरलसे कार््यप्रणाली को 

बढ़़ावा मिला है। वर््ष 2017 मेें इसके कार्यान्वयन के बाद से यह 

प्लेटफ़़ॉर््म 17,700 स े अधिक उपयोगकर्ताओ ं को सवेाएँ प्रदान 

कर चकुा है, जिसस ेआधिकारिक पत्राचार की गति एव ंदक्षता मेें 

उल्लेखनीय सधुार हुआ है। स्पैरो प्रदर््शन मलू्ययांकन प्रणाली को 

लगभग 850 त्रिपुरा सिविल सवेा अधिकारियोों के लिए भी लागू 

किया गया है, जबकि स्पैरो (आईपीआर) के अतंर््गत अन्य राज्य 

सवंर््ग सवेाओ ंके 5,500 स ेअधिक अधिकारी शामिल हैैं।

ई-मंत्रिमंडल
कागजरहित शासन व्यवस्था को और अधिक सदुृढ़ बनान ेके 

उद्देश्य स े त्रिपुरा सरकार न े सितंबर 2023 मेें मतं्रिमडंल बैठकोों 

के डिजिटल प्रबधंन के लिए राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र की 

ई-मतं्रिमडंल प्रणाली को अपनाया। यह मचं मतं्रिमडंल संबधंी ज्ञापनोों 

के ऑनलाइन प्रस्तुतिकरण, परीक्षण तथा अनमुोदन की सुविधा 

चित्र 3.4 : माननीय मखु्यमंत्री डॉ. माणिक साहा द्वारा 27 सितम्बर, 2023 को अगरतला मेें एनआईसी के ई-कैबिनटे समाधान का शभुारंभ किया गया 

चित्र 3.3 : ई-ब्लडबैैंक वबेसाइट का डैशबोर््ड
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प्रदान करता है और पारंपरिक कागजी प्रक्रिया का स्थान सरुक्षित 

डिजिटल कार््यप्रवाह स ेलतेा है। इसके कार्यान्वयन के साथ त्रिपरुा 

इस प्रणाली को अपनान ेवाला देश का चौथा तथा उत्तर-पूर््व क्षेत्र का 

दसूरा राज्य बन गया। यह पहल राज्य मेें ई-कार्यालय के व्यापक 

उपयोग को सदुृढ़ करत ेहुए पारदर्शी, दक्ष और पर्यावरण-अनकूुल 

शासन व्यवस्था को बढ़़ावा देती है।

त्रिपुरा दर््पण
वर््ष 2017 मेें प्रारभ किया गया त्रिपरुा दर््पण मखु्यमतं्री तथा 

जिला मजिस्ट् रेटोों को विभिन्न सरकारी योजनाओ ंके क्रियान्वयन की 

वास्तविक समय पर निगरानी के लिए डैशबोर््ड उपलब्ध कराता है। 

जिला मजिस्ट् रेट डैशबोर््ड राज्य के सभी आठ जिलोों मेें लागू किया जा 

चकुा है। इसके अतिरिक्त, 19 प्रमखु सरकारी योजनाओ ंके प्रमखु 

प्रदर््शन सकेंतकोों की निगरानी के लिए एकीकृत विश्लेषणात्मक 

डैशबोर््ड उपलब्ध हैैं, जो तथ्य-आधारित और प्रभावी निर््णय-निर्माण 

मेें सहायक सिद्ध होत ेहैैं।

स्वागतम्
स्वागतम ्एक ऑनलाइन आगंतकु प्रबधंन प्रणाली है, जिसके 

माध्यम से नागरिक सरकारी अधिकारियोों स े मिलन े के लिए 

ऑनलाइन समय निर्धारित कर सकत े हैैं। वर््तमान मेें यह सूचना 

प्रौद्योगिकी विभाग तथा सचिवालय प्रशासन विभाग मेें लाग ूहै और 

लगभग 200 अधिकारियोों को इससे जोड़़ा जा चुका है। इस पहल 

के पूरक के रूप मेें आधार-सक्षम बायोमीट््ररिक उपस्थिति प्रणाली 

राज्य के 82 सरकारी कार्यालयोों मेें लाग ूकी गई है, जिसके अतंर््गत 

लगभग 14,300 अधिकारी एव ंकर््मचारी शामिल हैैं।

कार््यपालक सेवा अभिलेख
कार््यपालक सवेा अभिलेख प्रणाली त्रिपरुा सिविल सेवा, पलुिस 

सवेा, वन सवेा तथा अन्य 23 राज्य सवंर्गीय सवेाओ ंके अधिकारियोों 

के सवेा अभिलखेोों का डिजिटल भडंार है। वर््तमान मेें इस प्रणाली मेें 

5,800 स ेअधिक अधिकारियोों के अभिलखे सरुक्षित हैैं। साथ ही, 

सवेा सबंधंी विवरणोों के समय पर अद्यतन के लिए सदेंश और ई-मले 

आधारित सचूना सवुिधा भी उपलब्ध कराई गई है।

इलेक्ट् रॉनिक हस्ताक्षर प्रवेशद्वार
त्रिपरुा का इलके्ट् रॉनिक हस्ताक्षर प्रवशेद्वार उन्नत सगंणन 

विकास केें द्र की इलके्ट् रॉनिक हस्ताक्षर सेवा के साथ एकीकृत 

है। इसके माध्यम स ेई-कार्यालय, स्पैरो, लाभार्थी प्रबधंन प्रणाली, 

मानव ससंाधन प्रबधंन प्रणाली, राशन कार््ड प्रबधंन प्रणाली, 

ई-जमी तथा ई-जिला सहित अनके प्रमुख ई-शासन अनपु्रयोगोों 

मेें सरुक्षित डिजिटल हस्ताक्षर की सवुिधा उपलब्ध कराई गई है। 

इसके कार्यान्वयन के बाद स े12.20 लाख स ेअधिक इलेक्ट् रॉनिक 

हस्ताक्षर किए जा चुके हैैं, जिसस े कागजरहित प्रशासन और 

सरुक्षित डिजिटल लनेदेन को उल्लेखनीय बल मिला है।

सार््वजनिक वितरण प्रणाली
राशन कार््ड प्रबंधन प्रणाली

राशन कार््ड प्रबधंन प्रणाली राज्य मेें राशन कार्डडों के प्रबधंन के 

लिए आधारभतू डिजिटल डेटाबेस के रूप मेें कार््य करती है। यह 

परिवार के सदस्ययों को जोड़न,े हटान,े विभाजित करन,े स्थानाांतरित 

करन े तथा अभिलखेोों के अद्यतन जसैी सभी सवेाएँ एक ही मचं 

पर उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली लाभार्थी प्रबधंन प्रणाली तथा 

आधार-सक्षम इलके्ट् रॉनिक सत्यापन प्रणाली के साथ एकीकृत है, 

जिससे लाभार््थथियोों की सटीक पहचान सनुिश्चित होती है और विभिन्न 
जनकल्याणकारी योजनाओ ंका प्रभावी क्रियान्वयन संभव हो पाता 
है। वर््तमान मेें इसमेें 9.90 लाख स ेअधिक राशन कार््ड परिवारोों तथा 
37.08 लाख से अधिक सदस्ययों का विवरण उपलब्ध है। परिवार के 
सभी मखुियाओ ंका आधार स ेशत-प्रतिशत सत्यापन भी सुनिश्चित 
किया जा चकुा है।

खाद्यान्न आपूर््तति श््रृृंखला प्रबंधन प्रणाली
खाद्यान्न आपूर््तति श््रृृंखला प्रबंधन प्रणाली भारतीय खाद्य निगम 

के गोदामोों तथा अन्य खरीद केें द्ररों स ेउचित मलू्य की दकुानोों तक 
खाद्यान्न की आपूर््तति का डिजिटलीकरण करती है, जिससे सपूंर््ण 
सार््वजनिक वितरण प्रणाली की वास्तविक समय पर निगरानी 
सभंव हो पाती है। इसके साथ कार््यरत उचित मलू्य दकुान स्वचालन 
प्रणाली आधार प्रमाणीकरण के माध्यम स ेइलके्ट् रॉनिक बिक्री केें द्र 
उपकरणोों का उपयोग करत े हुए लाभार््थथियोों को खाद्यान्न वितरण 
सनुिश्चित करती है। इन प्रणालियोों के लागू होन े के बाद स े 7.81 
लाख स ेअधिक आपूर््तति चालान एवं प्राप्ति रसीदोों का प्रसंस्करण 
किया जा चकुा है तथा 2,070 स ेअधिक उचित मलू्य की दकुानोों 
पर 99.2 प्रतिशत आधार-प्रमाणित वितरण सनुिश्चित किया गया 
है। इससे खाद्यान्न वितरण व्यवस्था मेें पारदर््शशिता और जवाबदेही मेें 
उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

धान खरीद प्रणाली
धान खरीद प्रणाली किसानोों के सत्यापन के लिए राशन कार््ड 

और भू-अभिलखेोों का एकीकरण करती है। यह प्रणाली देय राशि की 
स्वचालित गणना करती है तथा लाभार्थी प्रबधंन प्रणाली के माध्यम 
स ेप्रत्यक्ष लाभ अतंरण के जरिए भुगतान सनुिश्चित करती है। वर््ष 
2021 के खरीफ विपणन सत्र स ेअब तक इस प्रणाली मेें 1.17 लाख 
स ेअधिक किसानोों का पंजीकरण किया जा चकुा है। इसके माध्यम 
स े2.25 लाख मीट््ररिक टन स ेअधिक धान की खरीद की गई है तथा 
446 करोड़ रुपय ेस ेअधिक की राशि सीध ेकिसानोों के बैैंक खातोों 
मेें हस्ततांतरित की गई है।

राजस्व
ई-जिला त्रिपुरा

सवेाप्लस मचं पर विकसित ई-जिला त्रिपरुा नागरिकोों को 
एकीकृत ऑनलाइन पोर््टल के माध्यम स े विभिन्न सरकारी सवेाएँ 
उपलब्ध कराता है। इस मचं पर 16 प्रकार के प्रमाण-पत्ररों एवं 
लाइसेेंसोों के साथ-साथ विधिक मापविज्ञान, गृह (अग्निशमन), 
उद्योग, वन तथा भू-अभिलखे जसै ेविभागोों स ेसंबधंित 21 अतिरिक्त 
लाइसेेंस एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराए जाते हैैं। यह 
प्रणाली राज्य प्राप्ति पोर््टल, इलके्ट् रॉनिक हस्ताक्षर, डिजिलॉकर, 
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राज्ययों से

साझा सवेा केें द्र तथा मानव ससंाधन प्रबधंन प्रणाली के साथ 
एकीकृत है। साथ ही, यह गहृ मतं्रालय के सहयोग स ेब्रू प्रवासियोों के 
पनुर्वास सबंधंी भगुतान का भी प्रबंधन करती है। वर््ष 2015 मेें प्रारभ 
होने के बाद स ेइस पोर््टल पर 8.20 लाख स ेअधिक आवदेन प्राप्त 
हुए हैैं, जिनमेें स े8.12 लाख स ेअधिक आवेदनोों का सफलतापूर््वक 
निस्तारण किया जा चकुा है।

डिजिटल इंडिया भू-अभिलेख आधुनिकीकरण 
कार््यक्रम

डिजिटल इंडिया भू-अभिलखे आधुनिकीकरण कार््यक्रम के 
अतंर््गत राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र, त्रिपरुा न े भू-प्रशासन के लिए 
एक समकेित डिजिटल पारिततं्र विकसित किया है। इसमेें ई-जमी 
के माध्यम स े भू-अभिलखे, ऑनलाइन पजंीकरण प्रणाली, राष्ट् रीय 
सामान्य दस्तावजे पजंीकरण प्रणाली तथा वबे-आधारित भू-
मानचित्रण प्रणाली को एकीकृत किया गया है। इन प्रणालियोों न ेभमूि 
पजंीकरण और नामाांतरण की प्रक्रियाओ ंको सरल, पारदर्शी और 
अधिक सलुभ बनाया है। अब तक 4.13 लाख से अधिक दस्तावजेोों 
का ऑनलाइन पजंीकरण, 8.12 लाख स ेअधिक नामाांतरण मामलोों 
का निस्तारण, 13.67 लाख से अधिक अधिकार अभिलखे प्रतियोों 
तथा 2.21 लाख से अधिक प्रमाणित भू-मानचित्ररों का निर््गमन किया 
जा चकुा है।

इलेक्ट् रॉनिक स्टाम्प भंडार
इलके्ट् रॉनिक स्टाम्प भडंार, इलेक्ट् रॉनिक स्टाम्प पत्ररों के सत्यापन, 

उपयोग तथा मिलान के लिए विकसित एक सरुक्षित डिजिटल मचं 
है। यह राष्ट् रीय सामान्य दस्तावजे पजंीकरण प्रणाली, पजंीकरण 
पोर््टल तथा राज्य प्राप्ति पोर््टल के साथ एकीकृत है, जिसस ेस्टाम्प 
शलु्क और इलके्ट् रॉनिक स्टाम्प स े सबंधंित लनेदेन का कुशल 
प्रबधंन सुनिश्चित होता है। वर््ष 2019 स ेअब तक इस प्रणाली के 
माध्यम स े36 लाख स ेअधिक इलके्ट् रॉनिक स्टाम्प का प्रससं्करण 
किया जा चकुा है तथा 436 करोड़ रुपय ेस ेअधिक का स्टाम्प शलु्क 
सगं्रहित किया गया है। इसस े स्टाम्प प्रशासन मेें पारदर््शशिता और 
कार््यकुशलता को उल्लेखनीय बढ़़ावा मिला है।

भू-प्रशासन
ई-जमी

ई-जमी डिजिटल इंडिया भू-अभिलखे आधुनिकीकरण कार््यक्रम 
के अतंर््गत राजस्व विभाग, त्रिपरुा सरकार के लिए विकसित एक 
वबे-आधारित एकल-खिड़की प्रणाली है। यह राज्य की आधिकारिक 
डिजिटल भू-अभिलखे प्रणाली के रूप मेें कार््य करती है और 
पारंपरिक हस्तलिखित अभिलेखोों के स्थान पर सुरक्षित डिजिटल 
कार््यप्रवाह उपलब्ध कराती है। इसके माध्यम स े नागरिकोों को 
डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त अधिकार अभिलखे की प्रतियााँ, ऑनलाइन 
नामाांतरण की स्थिति, भू-मानचित्र का अवलोकन, भखूडं के इतिहास 
का सत्यापन तथा भूमि मापन इकाइयोों के रूपाांतरण जसैी सवुिधाएँ 
ऑनलाइन उपलब्ध हैैं।

राष्ट् रीय स्तर पर एकीकरण
ई-जामी को राजस्व प्रशासन स ेआगे बढ़कर प्रमाणीकृत भमूि 

अभिलखेोों के उपयोग का विस्तार करन े के लिए अनेक राष्ट् रीय 
डिजिटल पहलोों के साथ एकीकृत किया गया है।

•	 एग्रीस्टैक: डिजिटल फसल सर्वेक्षण के लिए फार््मप्लॉट आईडी 
सजृन, यनूिफाइड लैैंड एपीआई इंटीग्रेशन तथा भू-स्थानिक डेटा का 
आदान-प्रदान।

•	 पीएम गति शक्ति: अवसरंचना नियोजन को समर््थन देन ेके लिए 
रिकॉर््ड ऑफ राइट्स तथा भू-स्थानिक डेटा का एकीकरण।

•	  आरबीआईएच यनूिफाइड लेेंडिगं इंटरफेस: डिजिटल किसान 
क्रे डिट कार््ड ऋण के लिए भूखडं एवं स्वामित्व का स्वचालित 
सत्यापन, साथ ही दोहरे वित्तपोषण को रोकन ेके लिए फ्लैग-मार््कििं ग 
की सवुिधा।

•	 सीएलयू पोर््टल: भूमि डायवर््जन (यएूस-20) अनरुोधोों का 
ऑनलाइन प्रससं्करण।

सरकारी प्रणालियोों के साथ इंटरऑपरेबिलिटी
विभिन्न विभागोों के बीच निर्बाध सवेा वितरण सनुिश्चित करन ेके 

लिए ई-जामी अनके सरकारी प्लेटफ़़ॉर्ममों के साथ डेटा का आदान-
प्रदान करता है।

•	 उन्नति पोर््टल: भूखडं स्वामित्व सत्यापन, नामाांतरण सवेाएँ, 
राजस्व न्यायालय मामलोों का पंजीकरण, वाद की स्थिति की ट््ररैकि ग 
तथा विलखे संबधंी जानकारी।

•	 नक्शा: शहरी भूमि सर्वेक्षण के लिए भूमि अभिलेख एवं भू-
स्थानिक डेटा का साझा उपयोग।

•	 विभागीय एपीआई: शहरी विकास, डीडब्ल्यूएस, टीएसईसीएल, 
सिविल न्यायालय, ई-डिस्ट्रिक्ट, स्वागतम, सीएससी, जनजातीय 
कल्याण विभाग तथा राजस्व न्यायालयोों के साथ एकीकरण, 
जिससे बिज़नसे रिफॉर्मम्स एक्शन प्लान (BRAP) के अतंर््गत विभिन्न 
पहलोों को समर््थन प्राप्त होता है।

वन अधिकार प्रबंधन
एनआईसी त्रिपुरा न े वन अधिकार अधिनियम के प्रभावी 

क्रियान्वयन के लिए समर््पपित अनुप्रयोग भी विकसित किए हैैं।

•	 फॉरेस्ट राइट्स: यह मचं वन अधिकार पट्टटों का आधिकारिक 
डेटाबेस सधंारित करता है, जिसमेें भूमि का विवरण, पट्टा निर््गमन 
तथा प्रमाण-पत्र जनरेशन स ेसबंधंित जानकारी शामिल होती है।

•	 मायपट्टा: यह मचं वन अधिकार अधिनियम के अंतर््गत 
अस्वीकृत दावोों का आधिकारिक रिपॉजिटरी है। यह माननीय 
सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशोों के अनरुूप वैधानिक रिपोर््टििंग, न्यायिक 
एव ंप्रशासनिक अनपुालन, निगरानी तथा ऐतिहासिक अभिलेखोों के 
पनुर्प्राप्ति कार््य मेें सहायता प्रदान करता है।

गृह एवं न्याय
ई-न्यायालय

ई-न्यायालय प्रकरण सचूना प्रणाली ने त्रिपुरा के सभी 
न्यायालयोों मेें न्यायिक प्रक्रियाओ ं का डिजिटलीकरण किया है। 
इसके माध्यम स ेवादोों की स्थिति, वाद सचूी, न्यायालय के आदेश, 
निर््णय तथा स्वचालित सचूनाएँ ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाती हैैं। 
यह प्रणाली राज्य के सभी आठ जिलोों के 16 न्यायालय परिसरोों मेें 
स्थित 82 न्यायालयोों मेें सचंालित है। इसके साथ राष्ट् रीय सवेा एवं 
प्रक्रिया इलके्ट् रॉनिक ट््ररैकि ग प्रणाली, ई-फाइलिगं, ई-भुगतान तथा 
आभासी न्यायालय जसैी सवेाएँ भी एकीकृत हैैं, जिनस ेनागरिकोों 
और वादकारियोों को न्यायिक सवेाएँ अधिक सरलता और सवुिधा 
के साथ उपलब्ध हो रही हैैं। अगस्त 2025 तक इस प्रणाली मेें 1.94 
लाख स ेअधिक वाद पंजीकृत किए जा चकेु थे, जिनमेें स े1.51 लाख 
स ेअधिक का निस्तारण किया जा चकुा है।

ई-अभियोजन
ई-अभियोजन प्रणाली पुलिस और अभियोजन विभाग के 

बीच समन्वय को सदुृढ़ बनाती है। इसके माध्यम स े आरोप-पत्ररों 
की इलके्ट् रॉनिक जााँच, विधिक अभिमत तथा प्रकरणोों की प्रगति 
का डिजिटल प्रबधंन किया जाता है। अपराध एव ंअपराधी ट््ररैकि ग 
नटेवर््क  प्रणाली तथा ई-न्यायालय के साथ एकीकृत यह प्रणाली 
राज्य के सभी आठ जिलोों मेें सचंालित है। डिजिटल कार््यप्रवाह और 
वास्तविक समय मेें सचूना के आदान-प्रदान के माध्यम स े इसने 
अभियोजन प्रबधंन को अधिक प्रभावी बनाया है।

ई-विधि विज्ञान
ई-विधि विज्ञान प्रणाली राज्य की विधि विज्ञान प्रयोगशाला के 

कार्ययों का डिजिटलीकरण करती है। इसके माध्यम स ेप्रकरणोों का 
पंजीकरण, वैज्ञानिक परीक्षण की प्रक्रियाएँ तथा परीक्षण प्रतिवदेन 
तयैार करन ेका कार््य ऑनलाइन संचालित किया जाता है। अगस्त 
2025 तक इस प्रणाली मेें 12,200 स ेअधिक विधि विज्ञान संबधंी 
प्रकरण पंजीकृत किए जा चकेु थे, जिसस ेउनकी प्रभावी निगरानी 
और समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित हुआ है।

ई-कारागार
ई-कारागार एक क्लाउड-आधारित कारागार प्रबंधन प्रणाली है, 

जिस ेराज्य की सभी 13 जलेोों मेें लाग ू किया गया है। यह प्रणाली 
बदंियोों के प्रबंधन, आगंतकुोों के अनरुोध, शिकायत निवारण तथा 
आपराधिक न्याय प्रणाली स ेजडु़़े विभिन्न संस्थानोों के बीच सचूना 
के आदान-प्रदान को डिजिटल माध्यम स ेसचंालित करती है। इससे 
कारागार प्रशासन अधिक पारदर्शी, व्यवस्थित और दक्ष बना है।

अंतर-संचालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली
अतंर-सचंालनीय आपराधिक न्याय प्रणाली, अपराध एवं 

अपराधी ट््ररैकि ग नेटवर््क  प्रणाली, ई-न्यायालय, ई-कारागार, ई-विधि 
विज्ञान तथा ई-अभियोजन जसैी विभिन्न प्रणालियोों को “एक डेटा, 
एक प्रविष्टि” के सिद्धधांत पर एकीकृत करती है। यह विभिन्न न्यायिक 
एवं काननू प्रवर््तन ससं्थाओ ंके बीच सरुक्षित सचूना आदान-प्रदान 
सनुिश्चित करती है, जिससे दोहराव समाप्त होता है, विभागीय 
समन्वय बहेतर होता है तथा सपूंर््ण आपराधिक न्याय प्रक्रिया मेें 
तथ्य-आधारित निर््णय लने ेमेें सहायता मिलती है।

आव्रजन, वीज़़ा एवं विदेशी पंजीकरण एवं 
ट््ररैकि ग प्रणाली

राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र, त्रिपरुा राज्य केें द्र, गहृ मतं्रालय 
की महत्त्वपूर््ण मिशन मोड परियोजना आव्रजन, वीज़़ा एव ं विदेशी 
पंजीकरण एवं ट््ररैकि ग प्रणाली के सचंालन मेें भी सहयोग प्रदान 

चित्र 3.7 : क्षेत्रीय टेक सक्षम कार््यशाला के दौरान त्रिपुरा के मखु्य 
सचिव द्वारा मखु्य वक्तव्य दिया गया
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राज्ययों से

अधिक जानकारी के लिए सपंर््क  करेें

राज्य सचूना विज्ञान अधिकारी
एनआईसी त्रिपरुा राज्य केें द्र
ब्लॉक–4, ततृीय तल, नया सचिवालय भवन,  न्यू कैपिटल कॉम्प्लेक्स
खजेरुबागान, अगरतला,  त्रिपरुा – 799010
ईमले: sio-trpr@nic.in, फ़़ोन: 0381-2414053

करता है। इस प्रणाली के माध्यम से विदेशी नागरिकोों का ऑनलाइन 

पजंीकरण, विदेशी क्षेत्रीय पजंीकरण कार्यालय की सवेाएँ, ससं्थागत 

एस-फॉर््म एव ंसी-फॉर््म, ऑनलाइन नागरिकता आवदेन, राष्ट् रीयता 

सत्यापन, वीज़़ा सरुक्षा अनुमति तथा श्री करतारपुर साहिब तीर््थयात्रा 

पजंीकरण जसैी अनेक सवेाएँ डिजिटल माध्यम स ेउपलब्ध कराई 

जाती हैैं।

शिक्षा
ई-परामर््श

ई-परामर््श प्रणाली औद्योगिक प्रशिक्षण ससं्थानोों, डिप्लोमा 

पाठ्यक्रमोों, सयंकु्त प्रवशे परीक्षाओ,ं नर््सििंग तथा स्नातक एवं 

स्नातकोत्तर चिकित्सा पाठ्यक्रमोों मेें प्रवशे के लिए एकीकृत 

ऑनलाइन मचं उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली अभ्यर्थी पजंीकरण, 

शलु्क भगुतान, मरेिट सचूी तयैार करन,े परामर््श प्रक्रिया तथा सीट 

आवटंन सहित संपरू््ण प्रवशे प्रक्रिया का डिजिटल प्रबधंन करती है। 

इसके माध्यम स ेअब तक लगभग 5,000 ससं्थानोों मेें 1.10 लाख से 

अधिक अभ्यर््थथियोों के प्रवशे सफलतापूर््वक संपन्न किए जा चकेु हैैं।

राष्ट् रीय छात्रवृत्ति पोर््टल
राष्ट् रीय छात्रवतृ्ति पोर््टल केें द्रीय क्षेत्र, केें द्र प्रायोजित तथा राज्य 

सरकार की छात्रवृत्ति योजनाओ ंके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए एक 

समग्र डिजिटल मचं उपलब्ध कराता है। यह आवदेन प्राप्त करन,े 

सत्यापन, अनमुोदन तथा छात्रवतृ्ति वितरण की सपूंर््ण प्रक्रिया को 

डिजिटल बनाता है। साथ ही, एकीकृत प्रबधंन सचूना प्रणाली के 

माध्यम स ेयोजनाओ ंकी प्रभावी निगरानी भी सनुिश्चित करता है। 

वित्तीय वर््ष 2024-25 के दौरान इस पोर््टल पर 1.36 लाख स ेअधिक 

छात्रवृत्ति आवदेनोों का प्रससं्करण किया गया तथा 61.52 करोड़ 

रुपय ेकी छात्रवृत्ति वितरित की गई।

ई-ग्रंथालय
ई-ग्रंथालय एक क्लाउड-आधारित समेकित पसु्तकालय प्रबधंन 

प्रणाली है, जो सचूीकरण, पसु्तक निर््गमन एव ं वापसी, डिजिटल 

पसु्तकालय सेवाओ ं तथा ऑनलाइन सार््वजनिक अभिगम सूची 

जसैी सवुिधाएँ उपलब्ध कराती है। यह प्रणाली त्रिपरुा के 70 से 

अधिक पसु्तकालयोों मेें लाग ूकी जा चकुी है, जिसस ेपसु्तकालय 

ससंाधनोों और डिजिटल ज्ञान सामग्री तक नागरिकोों की पहँुच 

अधिक सरल और प्रभावी हुई है।

नेटवर््क  एवं अवसंरचना सेवाएँ
एनआईसी त्रिपरुा राज्य केें द्र न े एक सदुृढ़, सरुक्षित और 

विश्वसनीय डिजिटल अवसरंचना विकसित की है, जो राज्य के 

डिजिटल सशुासन पारिततं्र की आधारशिला है। राष्ट् रीय सचूना विज्ञान 

केें द्र नटेवर््क , राष्ट् रीय ज्ञान नटेवर््क , त्रिपरुा राज्य व्यापक क्षेत्र नटेवर््क  

तथा अगरतला नगर क्षेत्र नटेवर््क  के माध्यम स े विभिन्न सरकारी 

विभागोों, शकै्षणिक ससं्थानोों तथा अन्य महत्त्वपरू््ण सार््वजनिक 

ससं्थानोों को निर्बाध नटेवर््क  सपंर््क  उपलब्ध कराया जा रहा है। 

वर््तमान मेें यह नटेवर््क  लगभग 250 राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र 

नटेवर््क  उपयोगकर्ताओ,ं 6,000 राष्ट् रीय ज्ञान नटेवर््क  उपयोगकर्ताओ,ं 

8,000 त्रिपरुा राज्य व्यापक क्षेत्र नटेवर््क  उपयोगकर्ताओ ं तथा 

4,100 स े अधिक अगरतला नगर क्षेत्र नटेवर््क  उपयोगकर्ताओ ं

को सवेाएँ प्रदान कर रहा है। इसके अतिरिक्त, त्रिपरुा सचिवालय, 

उच्च न्यायालय, विधानसभा, राजभवन तथा अन्य प्रमखु सरकारी 

कार्यालयोों को भी समर््पपित नटेवर््क  सपंर््क  उपलब्ध कराया गया है।

राज्य के सभी आठ जिलोों को एक गीगाबिट प्रति सकंेड क्षमता 
वाल ेप्राथमिक नटेवर््क  तथा अलग इंटरनटे सवेा प्रदाता के माध्यम 
स ेसमान क्षमता वाल ेवैकल्पिक नटेवर््क  स ेजोड़़ा गया है, जिससे 
सवेाओ ंकी निरतर उपलब्धता और व्यवधान की स्थिति मेें भी निर्बाध 
सचंालन सनुिश्चित होता है। राष्ट् रीय सचूना विज्ञान केें द्र, त्रिपुरा राज्य 
केें द्र मिनी डाटा सेेंटर, राज्य डाटा सेेंटर, कंटेनर डाटा सेेंटर तथा राष्ट् रीय 
डाटा सेेंटर के माध्यम से 42 महत्त्वपूर््ण वेब अनपु्रयोगोों की सुरक्षित 
और विश्वसनीय होस््टििंग भी उपलब्ध कराता है। साइबर सुरक्षा को 
और अधिक सदुृढ़ बनान ेके लिए एंडपॉइंट सचूीकरण तथा इंटरनटे 
प्रोटोकॉल पता प्रबंधन को राष्ट् रीय इंटरनटे प्रोटोकॉल पता प्रबंधन 
पोर््टल के माध्यम से सशक्त किया जा रहा है।

इसके अतिरिक्त, राज्य मेें वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं का व्यापक नटेवर््क  
भी संचालित किया जा रहा है, जिसमेें राज्य मखु्यालय तथा सभी 
जिला मखु्यालयोों सहित 36 पंजीकृत स्टूडियो शामिल हैैं। इस 
नटेवर््क  के माध्यम स ेप्रतिवर््ष लगभग 1,600 वीडियो कॉन्फफ्ररेंसि गं 
सत्र आयोजित किए जाते हैैं, जो प्रशासनिक कार्ययों, शासन, प्रशिक्षण 
तथा विभिन्न विभागोों के बीच समन्वय को सदुृढ़ बनाने मेें महत्त्वपूर््ण 
भमूिका निभाते हैैं।

विकासाधीन अनुप्रयोग
त्रिपुरा के डिजिटल गवर्ननेंस इकोसिस्टम को और अधिक सदुृढ़ 

बनाने के लिए निम्नलिखित पहलेें वर््तमान मेें विकासाधीन हैैं:

•	 वामिस और ई-प्रोक्योरमेेंट पोर््टल के बीच द्वि-दिशात्मक 
इंटीग्रेशन, ताकि टेेंडर बीओक्यू विवरण एवं चयनित बोलीदाता की 
दरोों का निर्बाध आदान-प्रदान सुनिश्चित किया जा सके।

•	 ई-वेेंडर पोर््टल – ठेकेदारोों के सपूंर््ण जीवनचक्र के एंड-टू-एंड 
प्रबधंन के लिए एक व्यापक डिजिटल प्लेटफ़़ॉर््म, जिसमेें निम्नलिखित 
सवुिधाएँ उपलब्ध हैैं:

•	 पनै, जीएसटी-आईआरपी तथा बैैंक अकाउंट एपीआई 
इंटीग्रेशन के माध्यम से ऑनलाइन ठेकेदार पजंीकरण एवं 
सत्यापन

•	 सरुक्षित एवं पेपरलसे बैैंक गारंटी प्रोसेसिगं के लिए 
एन.ई.एस.एल इंटीग्रेशन के साथ इलके्ट् रॉनिक बैैंक गारंटी का 
निर्माण

•	 ऑनलाइन साइनिगं एवं सरुक्षित अभिलेखीकरण के साथ 
डिजिटल एग्रीमेेंट प्रबधंन

•	 कार््य एवं आपूर््तति आदेश प्रबधंन के लिए जपेनिक के साथ 

इंटीग्रेशन, जिससे ठेकेदार अपन े आवटंित आदेश ऑनलाइन 
देख सकेें

•	 ऑनलाइन इनवॉइस जनरेशन, बिल सबमिशन तथा बिल 
की स्थिति की रियल-टाइम ट््ररैकि ग

•	 टेेंडर आमंत्रित करन ेवाल ेप्राधिकरणोों द्वारा लटेर ऑफ इंटेेंट 
तयैार करन ेएवं एग्रीमेेंट प्रबधंन के लिए विभागीय वर््क फ़़्ललो

उपलब्धियााँ
लाभार्थी प्रबधंन प्रणाली को डिजिटल सुशासन तथा प्रत्यक्ष 

लाभ अतंरण व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनान े मेें उल्लेखनीय 
योगदान के लिए व्यापक राष्ट् रीय स्तर पर सराहना प्राप्त हुई है। इस 
प्रणाली को वर््ष 2021-22 का मखु्यमतं्री सिविल सवेा पुरस्कार, 
वर््ष 2024 का 15वााँ राष्ट् रीय डिजिटल परिवर््तन परुस्कार तथा वर््ष 
2025 का ईटी गवर््नमेेंट डिजिटेक परुस्कार प्रदान किया गया। ये 
सम्मान जनकल्याणकारी योजनाओ ंके पारदर्शी, दक्ष और व्यापक 
क्रियान्वयन मेें इस प्रणाली की महत्वपरू््ण भमूिका को रेखाांकित 
करत ेहैैं।

अग्रिम राह
एनआईसी त्रिपुरा न ेपरस्पर कार््यक्षम (इंटरऑपरेबल) प्लेटफ़़ॉर््म 

तथा सदुृढ़ आईसीटी अवसरंचना के माध्यम से प्रमुख क्षेत्ररों को आपस 
मेें जोड़कर एकीकृत डिजिटल गवर्ननेंस की मजबतू नीींव तयैार की है। 
इस आधार को और सशक्त बनात ेहुए अब डेटा-सचंालित गवर्ननेंस 
को बढ़़ावा देन,े नागरिक-केें द्रित डिजिटल सवेाओ ंका विस्तार करने 
तथा विभिन्न सरकारी प्रणालियोों के बीच इंटरऑपरेबिलिटी को 
और सदुृढ़ करन ेपर विशषे ध्यान दिया जाएगा। सरुक्षित डिजिटल 
अवसरंचना, पेपरलसे प्रशासन तथा उभरती प्रौद्योगिकियोों पर निरतर 
बल देत ेहुए एनआईसी त्रिपुरा राज्य सरकार को पारदर्शी, दक्ष एवं 
सलुभ सार््वजनिक सवेाएँ उपलब्ध करान ेमेें अपना सहयोग जारी 
रखगेा तथा डिजिटल इंडिया के विज़न को आगे बढ़़ान ेमेें महत्वपरू््ण 
भूमिका निभाता रहेगा।

चित्र 3.8 : क्षेत्रीय राजभाषा सम्मेलन के दौरान माननीय केें द्रीय गहृ मतं्री श्री अमित शाह


